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 श्री  जुलाई  धानाभाई  बारड़  (जूनागढ़)  :  अध्यक्ष  महोदय,  गुजरात  राजा  के  जूनागढ़  जिले  का  वन  क्षेत्र  काफी  बउ  विस्तार  में

 फैला  हुआ  है।  इस  वन  क्षेत्र  के  अंतर्गत  काफी  संख्या  में  रेवेन्यू  विलेज  और  फारेस्ट  विलेज  आते  हैं।  इन  गांवों  में  रहने  वाले  निवासियों

 को  उनकी  मूल  सुविधाएं  नहीं  मिल  पा  रही  हैं।  इन  गांवों  में  पीने  के  पानी,  खेती  के  लिए  पानी,  बिजली  और  सड़कों  की  व्यवस्था

 पर्याप्त  नहीं  है।  पीने  के  पानी  या  खेती  के  लिए  पानी  की  पाईप  लाईन  डालने  के  लिए  विभाग  को  मोटी  रकम  अदा  करनी  पड़ती  है।

 यह  रकम  पहले  काफी  कम  हुआ  करती  थी  और  इसी  तरह  बिजली  के  पोल  लगने  हो  या  फिर  सड़कों  की  मरम्मत  करनी  हो,  सड़क

 तो  लगभग  है  ही  नहीं  जहां  हे  भी  तो  उनकी  हालत  काफी  खराब  है  क्योंकि  वन  विभाग  किसी  भी  कार्य  की  अनुमति  नहीं  देता  है।

 किसी  भी  कार्य  की  अनुमति  लेने  के  लिए  जिले  से  बाहर  सर्कल  ऑफिस  में  जाना  पड़ता  है  अनुमति  मिलने  में  लगभग  दो  से  मिनर्वा

 का  समय  लग  जाता  है।

 रेवेन्यू  विलेज  और  फॉरेस्ट  विलेज  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  दिये  जाने  वाले  बजट  का  भी  उपयोग

 नहीं  हो  पाता  है  क्योंकि  इन  गांवों  में  किसी  भी  प्रकार  के  कार्य  के  लिए  वन  विभाग  से  अनुमति  प्रापत  होने  में  दो  से  तीन  वा  लग

 जाते  हैं।  तब  तक  बजट  के  व्यय  की  समय  सीमा  और  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  प्रस्ताव  की  समय  सीमा  समाप्त  हो  चुकी  होती  है।

 भारत  सरकार  के  नियम  और  कानूनों  के  अनुसार  इन  गांव  वालों  के  जो  भी  मूल  अधिकार  हैं  वह  उन्हें  दिये

 जाने  चाहिए  और  वन  क्षेत्र  के  अंतर्गत  आने  वाले  रेवेन्यू  विलेज  और  फॉरेस्ट  विलेज  के  विकास  तथा  अन्य  कार्य  के  लिए  जो  भी

 अनुमति  चाहिए  वह  उसी  जिले  के  मुख्य  कार्यालय  से  दिये  जायें  और  वन  विभाग  द्वारा  किसी  कार्य  की  फीस  को  भी  कम  किया

 जाये  ताकि  इन  गांव  के  विकास  कार्य  तथा  गांव  के  निवासियों  के  हित  के  लिए  किये  जा  रहे  कार्य  में  देरी  न  हो।

 मैं  भारत  सरकार  तथा  वन  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  गांवों  के  निवासियों  की  समस्या  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  शीघ्र  उचित  कार्यवाही  की  जाये।


